भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्‍य सभा
मौखिक प्रश्‍न सं.*278
सोमवार, 12 दिसम्‍बर, 2016/21 अग्रहायण, 1938 (शक)
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाया जाना  

*278. श्रीमती अम्‍बिका सोनी: 

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में पचास प्रतिशत तक कमी लाने के संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ के लक्ष्‍य को कार्यान्‍वित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्‍यौरा क्‍या है; 

(ख) सड़क सुरक्षा के मामले में राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा लिए गए महत्‍वपूर्ण नीतिगत निर्णय कौन-कौन से हैं जिन्‍हें सरकार द्वारा लागू किया गया है;

(ग) यातायात के आधार पर राज्‍य-वार कितने राज्‍य राजमार्गों को राष्‍ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने के लिए चिह्नित किया गया है; और
(घ) राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना-प्रवण स्‍थलों पर संकेतक लगाने और अन्‍य गति नियंत्रक उपाय करने और इनमें सुधार करने के लिए किए गए उपायों का ब्‍यौरा क्‍या है?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।
‘‘सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाया जाना’’ के संबंध में श्रीमती अम्‍बिका सोनी द्वारा 12.12.2016 को पूछे गए राज्‍य सभा मौखिक प्रश्‍न सं *278 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण
(क):
मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नलिखित कदम उठाए हैं जो निम्‍नानुसार हैं:-
(i) सरकार ने राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति अनुमोदित की है । इस नीति में विभिन्‍न नीतिगत उपाय बताए गए हैं जैसे जागरूकता संवर्धित करना, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस स्‍थापित करना, कुशल परिवहन के अनुप्रयोग सहित सुरक्षित सड़क अवसंरचना को प्रोत्‍साहित करना, सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन आदि । 

(ii) सरकार ने सड़क सुरक्षा के मामलों में नीतिगत निर्णय लेने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् गठित की है । 
(iii) मंत्रालय ने सभी राज्‍यों/संघ-राज्‍य क्षेत्रों से राज्‍य सड़क सुरक्षा परिषद् और जिला सड़क सुरक्षा समितियां गठित करने और उनकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने का अनुरोध किया है ।
(iv) मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरी (सड़क और वाहन दोनों के लिए), प्रवर्तन और आपातिक देखभाल नामक चार सड़क सुरक्षा उपायों पर आधारित सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है । 
(v) सड़क सुरक्षा संपरीक्षा को योजना स्‍तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्‍न भाग के रूप में बनाया गया है ।
(vi) राष्‍ट्रीय राजमार्गों के चुनिन्‍दा खंडों की सड़क सुरक्षा संपरीक्षा आरंभ की गई है । 

(vii) राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर ब्‍लैक स्‍पॉटों (दुर्घटना-संभावित स्‍थलों) के अभिनिर्धारण और दोष-निवारण को उच्‍च प्राथमिकता दी गई है तथा इस संबंध में आवश्‍यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ।
(viii) राष्‍ट्रीय राजमार्ग की चार-लेनिंग के लिए न्‍यूनतम सीमा को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है । राज्‍यीय राजमार्गों के लगभग 52,000 किमी खंडों को राष्‍ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए अभिज्ञात किया गया है । 
(ix) मंत्रालय ने पर्वतीय भू-भाग में राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना-संभावित स्‍थानों पर टक्‍कर  अवरोधक (क्रैश बैरियर्स) स्‍थापित किए जाने का निर्णय लिया है ।
(x) लोक निर्माण विभाग और अन्‍य सड़क एजेंसियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने व सुग्राही बनाने के लिए सड़क इंजीनियरी से संबंधित मामलों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं । 
(xi) सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए राज्‍य/संघ-राज्‍य क्षेत्र के लिए कुल केंद्रीय सड़क निधि प्रोद्भवन का 10% भाग निर्धारित किया जाना । 
(xii) सभी रेलवे लेवल क्रॉसिंगों पर सड़क उपरि/सड़क निचले पुलों (आरओबी/आयूबी) की व्‍यवस्‍था ।    
(xiii) राज्‍यों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्‍थान स्‍थापित करना और असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहनों के चालकों के लिए पुनश्‍चर्या प्रशिक्षण ।
(xiv) इलेक्‍ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्‍यम से सड़क सुरक्षा पर समर्थन/प्रचार अभियान । 
(xv) वाहनों के लिए सीट बेल्‍ट, पावर-स्‍टियरिंग, ऐंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्‍टम आदि जैसे सुरक्षा मानकों को सख्‍त बनाना ।
(xvi) राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा स्‍कीम के अंतर्गत विभिन्‍न राज्‍य सरकारों को  क्रेनें और ऐम्‍बुलेंस प्रदान करना । भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी अपने प्रचालन और अनुरक्षण ठेकों के अंतर्गत राष्‍ट्रीय राजमार्गों के पूरे किए गए प्रत्‍येक खंड पर 50 किमी की दूरी पर ऐंबुलेंसें प्रदान करता है ।  
(xvii) मोटर यान संशोधन विधेयक, 2016 को संसद में पेश किया गया है जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ यातायात उल्‍लंघनों से संबंधित अपराधों के लिए शास्‍तियों में संवर्धन, पैदल यात्री की सुरक्षा, ‘गुड समैरिटनों’ की अभिरक्षा आदि के द्वारा सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु प्रावधान उल्‍लिखित हैं । 
(ख):
राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा लिए गए तथा सरकार द्वारा कार्यान्‍वित महत्‍वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में, अन्‍य के साथ-साथ, शास्‍तियों में वृद्धि करने, वाणिज्‍यिक चालन लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व चालकों को अनिवार्य प्रशिक्षण देने, ब्‍लैक स्‍पॉट्स का अभिनिर्धारण व दोष-निवारण करने, अति भार लदान को रोकने, राज्‍य सड़क सुरक्षा परिषदों का गठन करने, सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) को कंप्‍यूट्रीकृत करने हेतु वाहन एवं सारथी संचय में सुधार लाने, वाहन उपयुक्‍तता की जांच के लिए संचालन की व्‍यवस्‍था करने, सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए हेल्‍पलाइन का प्रावधान करने हेतु मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के बारे में निर्णय शामिल हैं । 
(ग):
“सिद्धांतत:” अनुमोदित राज्‍यीय सड़कों की लंबाई को नए राष्‍ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने हेतु उसका राज्‍य/संघ-राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍योरा अनुलग्‍नक में दिया गया है । 
(घ):
सड़क दुर्घटना के ब्‍लैक स्‍पॉट्स का अभिनिर्धारण व दोष-निवारण सड़क सुरक्षा की स्‍थिति में सुधार लाने की दिशा में एक सतत् अभियांत्रिकी कार्याकलाप है । इस कार्यकलाप के लिए पहले ही दिशा-निर्देशों में विनिर्धारण है कि निम्‍नलिखित में से कुछ व सभी संकेत चिह्नों का अधिस्‍ठापन अभिनिर्धारित ब्‍लैक स्‍पॉट्स में सड़क प्रयोक्‍ताओं को सावधान करने/सज़ग करने के लिए किया जाएगा:- 
(i)
दुर्घटना के लिए संवेदनशील ब्‍लैक स्‍पॉट से सावधान करने हेतु चिह्न ।

(ii)
उस स्‍थल के दोनों किनारों पर सौर्य प्रकाश के लाल रंग के टिमटिमाते संकेतक ।
(iii)
रम्‍बल स्‍ट्रिप चिह्न के साथ रम्‍बल स्‍ट्रिप ।
(iv)
प्रतिबंध को समाप्‍त करने का चिह्न ।
अनुलग्‍नक
‘‘सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाया जाना’’ के संबंध में श्रीमती अम्‍बिका सोनी द्वारा 12.12.2016 को पूछे गए राज्‍य सभा मौखिक प्रश्‍न सं *278 के भाग (ग) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण
 “सिद्धांतत:” अनुमोदित राज्‍यीय सड़क की लंबाई का राज्‍य/संघ-राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍योरा
	क्र. सं.
	राज्‍य/संघ-राज्‍य क्षेत्र का नाम
	सिद्धांतत: अनुमोदन-डीपीआर कार्य सौंपा गया (लंबाई किमी में)

	I
	II
	III

	1.
	आंध्र प्रदेश
	1654

	2.
	अरुणाचल प्रदेश
	0

	3.
	असम
	288.00

	4.
	बिहार
	2,133.80

	5.
	चंडीगढ़
	0.00

	6.
	छत्‍तीसगढ़
	2,032.60

	7.
	दिल्‍ली
	9.00

	8.
	गोवा
	108.50

	9.
	गुजरात
	846.00

	10.
	हरियाणा
	851.23

	11.
	हिमाचल प्रदेश
	4,019.36

	12.
	जम्‍मू और काश्‍मीर
	167.00

	13.
	झारखंड
	2,728.50

	14.
	कर्नाटक
	3,940.00

	15.
	केरल
	183.00

	16.
	मध्‍य प्रदेश
	2,967.00

	17.
	महाराष्‍ट्र
	11,072.00

	18.
	मणिपुर
	90.00

	19.
	मेघालय
	166.00

	20.
	मिज़ोरम
	0.00

	21.
	नागालैंड
	805.70

	22.
	ओडिशा
	1,171.00

	23.
	पुदुच्चेरी
	0.00

	24.
	पंजाब
	678.19

	25.
	राजस्‍थान
	2,774.00

	26.
	सिक्‍किम
	534.00

	27.
	तमिलनाडु
	700.00

	29.
	तेलंगाना
	1,810.00

	28.
	त्रिपुरा
	0.00

	30.
	उत्‍तराखंड
	582.25

	31.
	उत्‍तर प्रदेश
	2,715.11

	32.
	पश्‍चिम बंगाल
	291.50

	33.
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
	90.70

	34.
	दादर और नागर हवेली
	0.00

	35.
	दमन और दीव
	0.00

	 
	आर्थिक 
	2,482.00

	 
	कुल
	47,890.44


*****
